भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्या : *257    
बुधवार 29 अगस्‍त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
विनिर्माण क्षेत्र की असंतोषजनक विकास दर
ता.प्र.सं. : *257:
श्री रवि शंकर प्रसादः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): 
 क्या यह सच है कि विगत कई वर्षों के दौरान देश में विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक उत्पादन की विकास दर संतोषजनक नहीं रही है;
(ख): 
 यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग): 
 क्या यह भी सच है कि देश का विनिर्माण उद्योग देश के संसाधनों के विकास और मांग की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता की मांग को प्राथमिकता देता है; और
(घ):  
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क) से (घ):
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
*******
विवरण
श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा ‘विनिर्माण क्षेत्र की असंतोषजनक विकास दर’  के संबंध में पूछे गए 29 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तर के लिए नियत राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 257 के  भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।
(क): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में विनिर्माण विकास में कमी आई है जो नीचे तालिका में दी गई है:-
	अवधि
	विनिर्माण
	समग्र आईआईपी

	भारिता
	75.527
	100

	2006-07
	15.0
	12.9

	2007-08
	18.4
	15.5

	2008-09
	2.5
	2.5

	2009-10
	4.8
	5.3

	2010-11
	9.0
	8.2

	2011-12
	3.0
	2.9

	2012-13 (अप्रैल - जून)
	-0.7
	-0.1


स्रोत: केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(ख): सरकार ने देश में औद्योगिक वातावरण और विनिर्माण में सुधार के लिए विश्‍वास बहाली के उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण का हिस्‍सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन अतिरिक्‍त रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्‍य से अक्‍टूबर, 2011 में राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को मंजूरी दी। एनएमपी के साधनों में से एक साधन योजनाबद्ध एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में राष्‍ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) का निर्माण करना है। नौ एनआईएमजेड की घोषणा की गई है जिनमें से आठ दिल्‍ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ हैं। अन्‍य उपायों में प्रेस नोटों को एक दस्‍तावेज में समेकित करके विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश के संवर्धन सहित औद्योगिक निवेश का सरलीकरण; उद्योग से संबंधित कुशलता का विकास; औद्योगिक परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्‍वयन के लिए उद्योग संघों और हितधारकों के साथ नियमित बैठकें शामिल हैं। 
(ग) तथा (घ): यह कहना उचित नहीं होगा कि देश में विनिर्माण उद्योग देश के संसाधनों के विकास तथा मांग की तुलना में अंतर्राष्‍ट्रीय आवश्‍यकता को प्राथमिकता देता है। विनिर्माण घरेलू मांग तथा निर्यात आदेशों दोनों को पूरा करता है। यह उल्‍लेखनीय है कि यह बढ़ती हुई आयात आवश्‍यकताओं, विशेष कर पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्‍पादों जिसका आयात श्रेणी में लगभग 30 प्रतिशत हिस्‍सा है, को पूरा करने के लिए विनिर्माण निर्यातों सहित निर्यातों के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करना अत्‍यावश्‍यक है।
***********

